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जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

नमामि गंगे कार्यक्रम
3036. श्री कपिल सिब्बल: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के अन्तर्गत निहित धनराशि और प्रस्तावित समय-सीमा सहित विभिन्न योजनाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या गंगा में 57 स्थलों पर जल गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो एनजीपी को लागू किए जाने से पूर्व तथा उसके बाद जल गुणवत्ता संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) 
नदी की सफाई में शामिल विदेशी कंपनियों का उनके विशेषज्ञता क्षेत्रों और परियोजना में उनकी भागीदारी का ब्यौरा क्या है तथा शुल्कों/प्रभारों के ब्यौरे सहित तत्‍संबंधी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (श्री विजय गौयल)
(क) ‘नमामि गंगे’ के कार्यान्‍वयन के अंतर्गत अल्‍पकालिक; मध्‍यम और दीर्घकालिक कार्य आते हैं। अल्‍पकालिक कार्य योजना के अंतर्गत ‘प्रारम्भिक स्‍तर के कार्य’ शीर्षक के तहत कुछ कार्यकलाप परिकल्पित किए गए हैं जिनमें घाटों, शवदाहगृहों का विकास और नदी सतह की सफाई संबंधी कार्य शामिल हैं। 
मध्‍यम कालिक कार्य योजना के अंतर्गत मौजूदा सीवेज परिशोधन संयंत्रों (एसटीपी) और बहिर्स्राव परिशोधन संयंत्रों (ईटीपी) का उन्‍नयन किया जायेगा तथा नए एसटीपी व ईटीपी स्‍थापित किए जायेंगे जिनका उद्देश्‍य अशोधित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्‍ट को नदी में गिरने से रोकना होगा। इसके अतिरिक्‍त, गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों में ग्रामीण स्‍वच्‍छता शुरू की गयी है। 
दीर्घकालिक कार्य योजना में गंगा नदी की सम्‍पूर्णता का पुनरूद्धार, नदी की पारिस्थितिकीय और भौगोलिक अखण्‍डता को बरकरार रखना शामिल है।
30 सितम्‍बर, 2016 की स्थिति के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 9419 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली (एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर मौजूदा परियोजनाओं सहित) 128 परियोजनाएं स्‍वीकृत की गयी हैं। इनमें से 42 परियोजनाएं विशेषतौर पर नमामि गंगे कार्यक्रम के नए घटकों के तहत मंजूर की गयी हैं जिनकी स्‍वीकृत लागत 977.07 करोड़ रूपए है। 58 परियोजनाएं 808.23 मिलियन लीटर प्रति दिवस (एमएलडी) के नए एसटीपी स्‍थापित करने तथा 1089.00 एमएलडी के एसटीपी के पुनरूद्धार और 3627.15 कि.मी. सीवर प्रणाली बिछाने / का पुनरूद्धार करने से संबंधित हैं। 8 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं जिनसे 127.90 एमएलडी के एसटीपी स्‍थापित किए गए हैं और 847.36  कि.मी. सीवर लाइन बिछाई गई है।
एनजीआरबीए ने यह प्रस्‍ताव पारित किया है कि वर्ष 2020 तक गंगा नदी में कोई अशोधित नगर पालिका सीवेज अथवा औद्योगिक अपशिष्‍ट नहीं डाला जायेगा। गंगा नदी की सफाई के लिए 5 वर्ष की अवधि में 20,000 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है।
(ख) जी, हां। केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगोत्री से लेकर डायमंड हार्बर तक गंगा नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। पिछले 3 वर्षों अर्थात 2013-15 के समग्र गुणवत्ता आंकड़ों और केन्‍द्र-वार जलगुणवत्ता आंकड़ों से निम्‍नलिखित का पता चलता है:
(i) वर्ष 2011 से 2015 तक अधिकतर स्‍थानों पर अपघटित ऑक्‍सीजन की दृष्टि से नदी जल की गुणवत्ता स्‍नान करने के मानकों के अनुरूप है।
(ii) जल गुणवत्ता निगरानी के दीर्घकालीन आंकलन से पता चलता है कि उत्तराखंड में रायवाला के अनुप्रवाह से हरिद्वार के अनुप्रवाह तक, उत्तर प्रदेश में कन्‍नौज से त्रिघाट तक और पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से उलूबेरिया तक नदी खंडों के बीच नदी जल गुणवत्ता बीओडी की दृष्टि से नहाने के लिए अधिसूचित मानकों के अनुरूप नहीं है। फिर भी, बिहार राज्‍य के अंतर्गत आने वाला नदी क्षेत्र जैविक प्रदूषण की दृष्टि से अपेक्षाकृत साफ बताया गया है।
(iii) नदी के ऊपरी क्षेत्र में कुछ स्‍थानों को छोड़कर नदी जल में फीकल कोलीफोर्म के 2500 एमपीएन/100 मि.ग्रा. जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।
(ग) गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने किसी विदेशी कम्‍पनी से समझौता नहीं किया है। फिर भी, अपेक्षित विशेषज्ञता वाली कोई विदेशी कम्‍पनी गंगा सफाई के विभिन्‍न कार्यों में प्रतिस्‍पर्धा के आधार पर हिस्‍सा ले सकती है।
*****
